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[मुख्य न्यायमूर्ति! एस 0 पी0 भरूचा, आर 0 सी0 लाहोटी, एन 0 सं!ोष हगेडे़, रूमा पाल, अरिरजी! पसाय!,

न्यायमूर्ति!गण]

भार! का संवि4धान, 1950-अनुच्छेद 141.

बाध्यकारी विमसाल--सिसद्धां! का--!ीन और दो न्यायाधीशों की पीठ का विनणCय--न्यायाधीशों की खडंपीठ-
!थ्यों को खारिरज कर!ी है, अस्थायी डॉक्टरों और चयविन! डॉक्टरों के बीच परस्पर 4रिरष्ठ!ा पर वि44ाद-!ीन-
न्यायाधीशों की पीठ प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से अपनी 4रिरष्ठ!ा की गणना करने के लिलए अस्थायी डॉक्टरों के
अधिधकार को बरकरार रख!ी ह-ैजेएन के बाद के फैसले दो-न्यायाधीशों की पीठ बेंच ने कहा विक अस्थायी
डॉक्टरों को उनकी विनयविम! विनयवुिM की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा विमल!ी है  -  राज्य सरकार दो जजों की बेंच के
विनदRशों पर कारC4ाई कर रही है - रिरट याधिचकाएं दायर की गई ं- मामले को वि4चार के लिलए पांच जजों की बेंच को
भेजा गया, अभिभविनधाCरिर!: दो-न्यायाधीशों की पीठ सही कानून नहीं बना!ी है, जब !ीन न्यायाधीशों की पीठ के
बीच म!भेद हो—दो न्यायाधीशों की पीठ को !ीन न्यायाधीशों की पीठ के विनणCय का पालन करने के लिलए। 

अस्थायी डॉक्टरों और लोक से4ा आयोग (पीएससी) के माध्यम से विनयMु चयविन! डॉक्टरों के बीच अस्थायी
डॉक्टरों की विनयवुिM की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा की गणना करने की कक्षा के रूप में उनके अधिधकार को बरकरार
रखा। बाद के फैसले में, 2-न्यायाधीशों ने कहा विक विनयवुिM विनयमों के वि4रुद्ध 4रिरष्ठ!ा का कोई अधिधकार नहीं
दे!ी है और अस्थायी डॉक्टरों ने विनयविम!ीकरण विनयमों के अनुसार अपनी विनयविम! विनयवुिM की !ारीख से ही
अधिधकार प्राप्त विकया। इसके बाद,  प्रधि!4ाविदयों ने दो-न्यायाधीशों द्वारा जारी विनदRशों के आधार पर परिरणामी
कारC4ाई की। इसलिलए 4!Cमान रिरट याधिचका सिजसे पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष वि4चार के लिलए संदर्भिभ!
विकया गया ह।ै

इसलिलए 4!Cमान रिरट याधिचका सिजसे पांच जजों की बेंच को वि4चार के लिलए भेजा गया ह।ै वि4चार के लिलए जो प्रश्न
उठा 4ह !ीन जजों 4ाली बेंच और दो जजों 4ाली बेंच के फैसले के बीच टकरा4 के अस्तिस्!त्4, ऐसे टकरा4 के
प्रभा4, यविद कोई हो, और क्या रिरट याधिचकाओ ंपर अंधि!म रूप से इस बेंच द्वारा विनणCय लिलया जाना चाविहए या
नहीं, के संबधं में ह।ै .

प्रश्न का उत्तर दे!े हुए, न्यायालय ने,

अभिभविनधाCरिर! विकया: 1. जबविक !ीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक 4गC के रूप में अस्थायी डॉक्टरों के अधिधकार
को उनकी प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा की गणना करने का अधिधकार बरकरार रखा, बाद के फैसले
से दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह मान!े हुए एक अलग दृविgकोण अपनाया गया विक अस्थायी विनयMु व्यविM
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अपनी प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा बी का दा4ा नहीं कर सक!े हैं, लेविकन इसे के4ल उसी से विगन
सक!े हैं

2.1 विनयविम!ीकरण विनयमों के !ह! उनके विनयविम!ीकरण की धि!भिथ। यह अस्थायी डॉक्टरों और चयविन! डॉक्टरों
के बीच वि44ाद में शाविमल मुख्य मुद्दा ह,ै  दो-न्यायाधीशों की पीठ ने !ीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिलए गए
दृविgकोण से सीधे !ौर पर वि4रोधाभासी दृविgकोण अपनाया ह।ै बाध्यकारी विमसाल के सिसद्धां! के सिसद्धां! अब
मौजूद नहीं हैं

2.2  यह इस न्यायालय द्वारा !य विकए गए बड़ी संख्या में मामलों में परिरलधिक्ष! हो!ा ह।ै इस न्यायालय के
अधिधकांश विनणCय न के4ल इसलिलए महत्4पूणC  हैं क्योंविक 4े पक्षों के अधिधकारों पर एक विनणCय का गठन कर!े हैं
और उनके बीच वि44ादों को हल कर!े हैं,  बस्तिlक इसलिलए भी विक ऐसा करने में 4े भवि4ष्य के मामलों में एक
बाध्यकारी सिसद्धां! के रूप में कायC  करने 4ाले कानून की घोषणा को मू!C रूप दे!े हैं। हमारी न्याधियक प्रणाली के
प्रशासन में बाध्यकारी विमसाल का सिसद्धां! अत्यं! महत्4पूणC ह।ै यह न्याधियक विनणCय में विनधिo!!ा और विनर!ंर!ा
को बढ़ा4ा दे!ा ह।ै न्याधियक स्तिस्थर!ा व्य4स्था में वि4श्वास को बढ़ा4ा दे!ी ह,ै इसलिलए,

2.3 इस न्यायालय के विनणCयों में कानूनी सिसद्धां!ों के प्रधि!पादन में विनर!ंर!ा की आ4श्यक!ा ह।ै रघुबीर सिंसह और
परीजा के  मामले में विनधाCरिर! सिसद्धां!ों को लागू कर!े हुए*  यह माना जा!ा है विक  इस न्यायालय की दो-
न्यायाधीशों की पीठ का विनणCय, जैसा विक उसी पीठ के बाद के आदेश द्वारा संशोधिध! विकया गया है, सही कानून
नहीं बना!ा ह,ै जो विक वि4रोधाभासी ह।ै !ीन जजों की बेंच का फैसला। इसलिलए, इन रिरट याधिचकाओ ंको अंधि!म
विनपटान के लिलए !ीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाविहए। 

भार! संघ और अन्य। आविद बनाम रघुबीर सिंसह (मृ!) एलआर द्वारा। आविद, [1989] जी 2 एससीसी 754 और
प्रदीप चंद्र पारिरजा और अन्य। 4ी. प्रमोद चंद्र पटनायक और अन्य, [2002] 1 सेकंड, पर विनभCर।

यूपी राज्य और अन्य. बनाम डॉ. एम.जे. सिसद्दीकी और अन्य, [1980] 3 एससीसी 174, संदर्भिभ!।   

सिसवि4ल मूल के्षत्राधिधकार: रिरट याधिचका (सिसवि4ल) संख्या 1998 की 43। 

(भार! के सवंि4धान के अनुच्छेद 32 के !ह!।)

साथ

रिरट याधिचका (सिसवि4ल) संख्या 237, 220, 276, 532, 539, 547/98, 176, 229 और 299/99 और
अं!4C!| आ4ेदन संख्या 1, 2 और 5 से 24।
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सी.एस. 4ैद्यनाथन, रजंी! कुमार, 4ी.ए. मोह!ा, सुबोध माक~ डेय, पी.बी. मेनन, डॉ. जे.एन. दबेु, पी.एस. विमश्रा,
ए. शरण, सुधीर चंद्रा, एम.सी. ढींगरा, वि4नोद शुक्ला, राजी4 शमाC, 4रुण गोस्4ामी, राजी4 शमाC, मो. !यैब खान,
शकील अहमद सैयद, जी!ेंद्र मोहन शमाC, के.के. मोहन, मोहन बाबू अग्र4ाल, करनालेन्द्र विमश्र, कु.विफरोज़ा बानो,
कु. धिचत्रा माक~ डेय, आर.सी.  4माC,  अशोक के.  श्री4ास्!4,  पुनी! कुमार सक्सैना, सीसुश्री वि4जयालक्ष्मी मेनन,
रानी छाबड़ा के लिलए अनुराग दबेु,  सी.डी.  सिंसह,  एस.चन्द्रशेखर,  डॉ.  एल.पी.  सिंसह,  अविनप सच्!े,  समीर अली
खान,  अविम! के कुमार,  प्र4ीण स्4रूप,  एस.के.  4माC,  प्रशां! चौधरी,  सुश्री गी!ांजलिल मोहन,  राजी4 के.  गगC,
अभिभषेक सोनी, एन.एस. गहलो!, प्रकाश सिंसह, प्रन…द स्4रूप, सुश्री मृदलुा राय भारद्वाज, अरवि4न्द क्र. शुक्ला,
अरवि4न्द कुमार साहू, डी राभिशद सईद, इरशाद अहमद, पाथCप्रधि!म चौधरी, संजी4 बंसल, के.एस. राणा, आर.के.
बंसल,  श्रीश  कुमार  विमश्रा,  वि4श्वजी! सिंसह,  प्रशां! कुमार,  जोसेफ  पुक्कट,  प्रसेनजी! केस4ानी,  सुश्री  बेला
माहेश्वरी, ई.सी. वि4द्या सागर, (एनपी), जी4न सिंसह और के.के. मोहन उपस्तिस्थ! पक्षों के लिलए। 

न्यायालय का विनणCय सुनाया गया:

न्यायमूर्ति! सं!ोष हेगडे़ द्वारा: इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने विदनांक 17.8.2000 के एक आदेश
द्वारा उपरोM रिरट याधिचकाओ ंको विनम्नलिललिख! आदेश द्वारा पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा वि4चार के लिलए भेजा:

"हमने वि4द्वान 4कील को सनुा ह।ै ऐसा प्र!ी! हो!ा है विक इस न्यायालय के दो वि4द्वान न्यायाधीशों की
एक पीठ ने !ीन वि4द्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाए गए दृविgकोण से भिभन्न दृविgकोण अपनाया ह।ै
इसलिलए, ऐसा प्र!ी! हो!ा है विक इन मामलों को सनुा जाना चाविहए और उनका विनपटारा विकया जाना
चाविहए पाँच वि4द्वान न्यायाधीशों की एक पीठ और, जहाँ !क संभ4 हो, शीघ्र!ा से।"

इस मामले के विनपटार ेके लिलए आ4श्यक संधिक्षप्त !थ्य इस प्रकार हैं:

यूपी प्रां!ीय धिचविकत्सा से4ा (पीएमएस) में काफी लंबे समय से विनयविम! विनयवुिMयां नहीं की गई थीं और
डॉक्टरों की आ4श्यक!ा को पूरा करने की दृविg से राज्य लोक से4ा आयोग के परामशC  से अस्थायी
आधार  पर  विनयवुिMयां  की  जा  रही  थीं। ये  विनयवुिMयाँ  दशकों  !क  विबना  विकसी  रुका4ट  के  जारी
रहीं। 1979 में, प्रत्याथ|-राज्य ने यूपी !दथC  विनयवुिMयों के विनयविम!ीकरण (लोक से4ा आयोग के दायरे
में पद पर) विनयम, 1979 (संके्षप में 'विनयविम!ीकरण विनयम') की घोषणा करके इन अस्थायी डॉक्टरों की
से4ाओ ंको विनयविम! करने का दा4ा विकया था। ), और इन विनयवुिMयों को विनयमों के !ह! उनकी ऐसी
विनयविम! विनयवुिM की !ारीख से ही 4रिरष्ठ!ा देने की मांग की।

इस बीच, 4षC  1972 में लोक से4ा आयोग द्वारा जारी वि4ज्ञापनों के अनुसार, उM आयोग ने पीएमएस में रिरविMयों
को भरने के लिलए चयन विकया और कुछ चयविन!ों के नामों की सिसफारिरश की। ऐसा प्र!ी! हो!ा ह ैविक इस !रह के
चयन और सिसफ़ारिरशें 4षC  1972 और 1979 के बीच विकश्!ों में की गई थीं। लोक से4ा आयोग द्वारा विकए गए ये
चयन मूल रूप से राज्य सरकार को स्4ीकायC  नहीं थे,  लेविकन जब 4े कुछ न्याधियक घोषणाओं या अन्यथा के
कारण स्4ीकायC  हो गए, !ो स4ाल उठ!ा ह।ै मूल रूप से विनयMु अस्थायी डॉक्टरों और लोक से4ा आयोग के
माध्यम से विनयMु डॉक्टरों के बीच परस्पर 4रिरष्ठ!ा उत्पन्न हुई। अस्थायी डॉक्टरों का यह रुख था विक उन्हें
पीएससी के परामशC  से स्थायी रिरविMयों पर विनयMु विकया गया था और लंबे समय !क से4ा में रहने के बाद,
उनकी मूल विनयवुिMयों को विनयविम! माना जाना चाविहए और उन्हें 4रिरष्ठ!ा दी जानी चाविहए। उनकी प्रारभंिभक
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विनयवुिMयों की !ारीख. अस्थायी डॉक्टरों का यह दा4ा खारिरज होने पर !ीन अस्थायी डॉक्टरों ने !ीन अलग-
अलग रिरट याधिचकाओ  ंमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दर4ाजा खटखटाया; सिसवि4ल वि4वि4ध. डॉ.  एचसी माथुर
द्वारा दायर डब्lयूपी नंबर  20408/88  ऐसी ही एक याधिचका थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश
विदनांक  26.4.1991  द्वारा !ीन याधिचकाओं को जोड़!े हुए,  अस्थायी डॉक्टरों के दा4े को बरकरार रखा और
माना विक उनकी 4रिरष्ठ!ा की गणना पीएमएस कैडर में उनकी प्रारंभिभक विनयवुिM की !ारीख से की जानी चाविहए
और 4े भी इसके हकदार हैं। उनकी 4रिरष्ठ!ा !य करने के बाद उन्हें विमलने 4ाले सभी से4ा लाभ विदए जाएंगे।

यूपी राज्य ने चुनिंनदा रूप से डब्lयूपी संख्या 20408/88 में उच्च न्यायालय के फैसले के लिखलाफ एक एसएलपी
दायर की,  जो डॉ.  एचसी माथुर के मामले में ह।ै उM मामला इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी  (सी) संख्या
13840/92  में  इस  न्यायालय  की  3-न्यायाधीशों  की  पीठ  के  समक्ष  आया,  सिजसने  अपने  आदेश  विदनांक
24.11.1992 द्वारा इस प्रकार कहा:

"हमने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश 4रिरष्ठ 4कील श्री डी4ी सहगल को सुना ह।ै इस वि4शेष अनुमधि!
याधिचका में प्रत्याथ| ने 30 4ष“ से अधिधक समय !क उत्तर प्रदेश राज्य में से4ा की है, और 20 4ष“ से
अधिधक  समय विब!ाने  के  बाद  उन्हें  विनयविम! विकया गया  था।  से4ा।  उत्तर प्रदेश  !दथC  विनयवुिMयों  के
वि4विनयमन (लोक से4ा आयोग के दायरे में पदों पर) विनयम, 1979 पर भरोसा कर!े हुए, यपूी राज्य ने
उन्हें 4रिरष्ठ!ा के लिलए 20 साल की से4ा का लाभ देने से इनकार कर विदया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने
इस रिरट याधिचका को स्4ीकार कर लिलया और उन्हें 4रिरष्ठ!ा के लिलए पूरी अ4धिध का लाभ विदया। हमें उच्च
न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं विदख!ी। हम !कC  और उसमें पहुचें विनष्कष“ से सहम! हैं।
वि4शेष अनमुधि! याधिचका खारिरज की जा!ी ह।ै"

इस प्रकार, अस्थायी डॉक्टरों को उनकी प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा की गणना करने के अधिधकार
को बरकरार रखने 4ाले उच्च न्यायालय के फैसले की पुविg हुई। यह रिरकॉडC  में है विक इसके बाद कई अन्य समान
रूप से स्तिस्थ! अस्थायी डॉक्टरों ने भी इसी !रह की याधिचकाएं दायर कीं और इसी !रह की राह! प्राप्त की,
सिजनमें से कुछ मामले यूपी राज्य द्वारा इस न्यायालय में लाए गए जैसे विक WP संख्या 6227/81 में विनणCय लिलया
गया था। इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) सीसी संख्या 18791/92 में सिजसमें उच्च न्यायालय के फैसले की
21.1.1993 को इस न्यायालय की एक धिड4ीजन बेंच द्वारा विफर से पुविg की गई थी।

उपरोM कुछ याधिचकाओ ंके लंविब! रहने के दौरान, रिरकॉडC  से यह प!ा चल!ा है विक कुछ चयविन! डॉक्टरों को,
सिजन्हें राज्य सरकार द्वारा विनयवुिM पत्र नहीं विदया गया था, उन्होंने राज्य से4ा न्यायाधिधकरण से यह विनदRश देने की
मांग की विक उन्हें !दनुसार से4ा में विनयMु विकया जाए। लोक से4ा आयोग द्वारा विकए गए चयनों और सिसफारिरशों के
साथ। उन याधिचकाओ ंपर अधिधकरण  ने विनम्नलिललिख! आदेश पारिर! विकया:

"संदभ“ की अनुमधि! है,  यपूी राज्य का 4ह आदेश सिजसके !ह! उसने लोक से4ा आयोग,  यूपी द्वारा
प्रस्!ु! चयन सचूी को रद्द कर विदया है, जो जीओ संख्या I355/बाल. 4-546/78 विदनांक 13.3.84
में विनविह! ह,ै को रद्द विकया जा रहा है अ4ैध, विनस्तिष्क्रय, शून्य और शून्य और याधिचकाक!ाCओ ंको आयोग
की उM चयन सूची के अनुसार धिचविकत्सा अधिधकारिरयों के रूप में विनणCय के विनकाय में उसि˜लिख! अन्य
वि4चारों के अधीन विनयMु होने और सभी परिरणामी से4ा लाभ प्राप्त करने का हकदार घोविष! विकया जा!ा
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ह।ै वि4पक्षीगणों को विनदRश विदया जा!ा ह ैविक 4े इस विनणCय के !ीन माह के भी!र 23.12.1997 की चयन
सूची के आधार पर याधिचकाक!ाCओ ंको विनयवुिM पत्र जारी करें और सभी परिरणामी से4ा लाभ भी दें।''

यूपी राज्य ने अधिधकरण  के उM आदेश को रिरट याधिचका संख्या 7066/86 के माध्यम से चनुौ!ी दी, सिजसे उच्च
न्यायालय ने अन्य संबंधिध! मामलों के साथ सुना, और उच्च न्यायालय ने अधिधकरण  के आदेश को विनम्नलिललिख!
श!“ में संशोधिध! विकया:

"इन परिरस्तिस्थधि!यों में, दा4ा न्यायाधिधकरण द्वारा जारी विकए गए विनदRश पूरी !रह से उधिच! थे। हालांविक,
इस !थ्य को ध्यान में रख!े हुए विक भ!| लगभग  14 साल पहले की गई थी और सिजन व्यविMयों को
!दथC आधार पर विनयMु विकया गया था, उन्हें विपछले 12 4ष“ के दौरान विनयविम! विकया गया है, यह हो
सक!ा  है  इस  स्!र  पर  सभी  चयविन!ों  की  विनयवुिM का  विनदRश  देना  उधिच!  नहीं  होगा।  हालांविक,
याधिचकाक!ाC का दा4ा है विक जो चयविन! हो चुके हैं और !दथC  आधार पर काम भी कर रहे हैं, उन्हें उस
!ारीख को विनयMु माना जाएगा जब रिरविMयां पहली बार भरी गई थीं। लोक से4ा आयोग द्वारा चयविन!
होने के आधार पर विनयविम!ीकरण और !दनुसार 4रिरष्ठ!ा और अन्य लाभों का हकदार होगा। अधिधकरण
द्वारा दी गई राह! उस सीमा !क संशोधिध! मानी जाएगी।''

उपरोM कायC4ाही से यह प!ा चल!ा है विक अधिधकरण  के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष उन मामलों में
शाविमल मूल प्रश्न याधिचकाक!ाCओ ंको विनयवुिM पत्र जारी न करने में राज्य सरकार की ओर से विनस्तिष्क्रय!ा/इनकार
के संबंध में था। उन चयविन! डॉक्टरों को विनयवुिM पत्र जारी करने में सरकार की कभिथ! विनस्तिष्क्रय!ा पर वि4चार
कर!े हुए, अधिधकरण  ने माना विक 4े डॉक्टर उनके द्वारा मांगी गई राह! के हकदार थे। हालाँविक, उच्च न्यायालय
ने अधिधकरण  के उM आदेश की पुविg कर!े हुए राह! को के4ल उन व्यविMयों !क सीविम! रखा,  सिजन्होंने
अधिधकरण  से संपकC  विकया था।

'उच्च न्यायालय के इस फैसले के लिखलाफ,  यपूी राज्य एसएलपी के एक बचै में आया। 1995  के सीए नंबर
4438-42  में।  सिसवि4ल  अपीलों  के  इस  बचै  में  इस  न्यायालय  के  2-न्यायाधीशों  ने  अपने  आदेश  विदनांक
23.3.1995  द्वारा कहा: "यह स्थाविप! काननू है विक सभी !दथC  विनयवुिMयों ने विनयमों को समाप्त कर विदया है
स्थायी!ा या 4रिरष्ठ!ा का कोई अधिधकार प्रदान नहीं कर!े हैं। 4े विनयमों के अनुसार अपनी विनयविम! विनयवुिM की
!ारीख से ही अधिधकार प्राप्त कर!े हैं। "ऐसा घोविष! कर!े हुए काननू ने उन अस्थायी डॉक्टरों की 4रिरष्ठ!ा को
प्रभावि4! विकया, सिजन्हें चयविन! डॉक्टरों की !ुलना में बहु! पहले विनयMु विकया गया था। हालांविक 2-जजों की बेंच
ने एसएलपी  (सी)  संख्या  14480/92  में विदए गए  3-जजों की बेंच के फैसले पर ध्यान विदया,  लेविकन इस
फैसले पर आगे चचाC  नहीं की और न ही वि4भिशg शब्दों में उस फैसले को अलग/खारिरज विकया,  लेविकन एक
दृविgकोण  लेने  के  लिलए  आगे  बढ़ी।  जो  सीधे  !ौर  पर  3  जजों  की  बेंच  द्वारा  लिलए  गए  वि4चार  के  वि4परी!
था। 23.3.1995 के उस आदेश को उसी पीठ द्वारा 1995 के सीए संख्या 4438-42 में आईए संख्या 16-20
आविद में उसके बाद के आदेश विदनांक 26.7.1996 द्वारा संशोधिध! विकया गया। इस आदेश के द्वारा, न्यायालय ने
यह मान!े हुए विक से4ाविन4ृत्त डॉक्टरों को विमलने 4ाले लाभों में खलल नहीं डाला जाना चाविहए, यह माना विक
पीएससी के माध्यम से भ!| विकए गए डॉक्टरों और उन डॉक्टरों के बीच पारस्परिरक 4रिरष्ठ!ा सिजनकी से4ाएं
विनयविम!ीकरण विनयमों के !ह! समाविह! की गई थीं,  के अनुसार विनधाCरिर! की जानी चाविहए। उM विनयमों का
विनयम  7, जो 4ास्!4 में  3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के भी वि4परी! था। 2-न्यायाधीशों की खडंपीठ ने
चयविन! डॉक्टरों की इस दलील को भी बरकरार रखा विक उन्हें गैर-चयविन! (अस्थायी डॉक्टरों) से कविनष्ठ नहीं
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माना जा सक!ा है और राज्य सरकार को यहां ऊपर उसि˜लिख! विनयविम!ीकरण विनयमों के अनुसार पदोन्नधि! देने
का विनदRश विदया। इस !थ्य पर ध्यान देना जरूरी है विक इस न्यायालय की 2-न्यायाधीश पीठ के दो आदेश कुछ
चयविन! डॉक्टरों की विनयवुिM के संबंध में से4ा न्यायाधिधकरण द्वारा जारी विनदRशों की पुविg करने 4ाले उच्च न्यायालय
के आदेश के लिखलाफ दायर अपील में थे और नहीं थे विकसी भी याधिचका के संबंध में सिजसमें अस्थायी डॉक्टरों
और चयविन! डॉक्टरों के पारस्परिरक अधिधकार सीधे !ौर पर मुद्दे में थे, इस न्यायालय की  3-न्यायाधीश पीठ
द्वारा !य विकए गए डॉ. माथुर के मामले के वि4परी!।

उपयुCM मामले में इस न्यायालय की 2-न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी विनदRशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की
गई परिरणामी कारC4ाई के कारण याधिचकाक!ाCओ ंने संवि4धान के अनुच्छेद 32 के !ह! उपरोM रिरट याधिचका को
प्राथविमक!ा दी ह ै।   इस न्यायालय ने 24.4.1998 को इस मामले में 'विनयम' जारी विकया, और सुन4ाई के दौरान,
4.2.1999 को इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने यह आ4श्यक महसूस विकया विक 4े सभी व्यविM जो
इनमें विनणCय से प्रभावि4! होने की संभा4ना रख!े हैं। रिरट याधिचकाओ ंको इन याधिचकाओं के लंविब! होने के बारे में
सूधिच! विकया जाना चाविहए, इसलिलए, इसने यूपी राज्य को दो दैविनक समाचार पत्रों में एक नोविटस जारी करने का
विनदRश विदया, सिजसमें ब!ाया गया विक इन रिरट याधिचकाओ ंकी सुन4ाई इस न्यायालय के समक्ष की जा रही है और
सिजनकी 4रिरष्ठ!ा होने की संभा4ना ह।ै प्रभावि4!, इस न्यायालय के समक्ष आने और अपनी बा! रखने के हकदार
हैं, सिजसमें 4े सभी व्यविM भी शाविमल हैं जो पहले के न्यायालय के आदेशों द्वारा शासिस! हैं। इस आशय का एक
समान परिरपत्र सभी सिजला मुख्यालयों को भी भेजने का विनदRश विदया गया।

उपरोM प्रकाशन और परिरपत्रों के अनुसरण में, पक्षकार/हस्!के्षप के लिलए बड़ी संख्या में आ4ेदन प्राप्त हुए थे और
इन्हें उपरोM रिरट याधिचकाओ ंके साथ आदेशों के लिलए सूचीबद्ध विकया गया ह।ै

इसी संदभC में 3 जजों की बेंच और 2 जजों की बेंच के फैसलों के बीच वि4रोधाभास को देख!े हुए इस मामले को
बड़ी बेंच के पास भेज विदया गया ह।ै

भले ही रिरट याधिचकाओ ंको अंधि!म विनपटान के लिलए इस बड़ी बेंच के पास भेजा गया हो, हमारी राय है विक हमें
शुरुआ! में 3-न्यायाधीशों की पीठ और 2-न्यायाधीशों की पीठ के विनणCयों के बीच टकरा4 के स4ाल पर विनणCय
लेना चाविहए। बेंच, और इस !रह के संघषC का प्रभा4, यविद कोई हो, और विफर !य करें विक रिरट याधिचकाओ ंपर
अंधि!म रूप से इस बेंच द्वारा विनणCय लिलया जाना चाविहए या नहीं। मामले के उस दृविgकोण में, हमने पक्षों की ओर
से उपस्तिस्थ! वि4द्वान 4कील को यह प!ा लगाने के लिलए सीविम! सीमा !क सुना है विक क्या 2-न्यायाधीशों की
पीठ  और  3-न्यायाधीशों  की  पीठ  के  फैसले  के  बीच  कोई  वि4रोधाभास  है और  यविद  हां,  !ो  क्या  है? 2-
न्यायाधीशों की पीठ के विदनांक 23.3.1995 और 26.7.1996 के विनणCयों का प्रभा4।

रिरट याधिचकाक!ाCओ ंकी ओर से, यह !कC  विदया गया विक अस्थायी डॉक्टरों की 4रिरष्ठ!ा की विगन!ी की !ारीख के
संबंध में डॉ. माथुर के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से संबंधिध! मुद्दे को हल नहीं
विकया जा सक!ा था। विकसी भी !रीके से, परिर4!Cन विकया गया या परिर4र्ति!! विकया गया सिजससे डॉक्टरों के उस
4गC को नुकसान हुआ, सिजन्हें डॉ. माथुर के समान स्थान पर रखा गया था क्योंविक उस फैसले में न के4ल डॉ.
एचसी माथुर के अधिधकारों की घोषणा की गई थी, बस्तिlक समान रूप से स्तिस्थ! डॉक्टरों के 4गC  के अधिधकारों की
भी घोषणा की गई थी। उनका यह भी !कC है विक डॉ. माथुर के मामले में विनयविम!ीकरण विनयमों के विनयम 7 के
आ4ेदन पर वि4चार विकया गया था,  और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अनुपयMु माना गया था,  सिजसकी पुविg इस
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न्यायालय की  3-न्यायाधीशों की पीठ ने की थी,  इसलिलए, 2-न्यायाधीशों की पीठ ने खंडपीठ यह नहीं मान
सक!ी थी विक अस्थायी डॉक्टरों की 4रिरष्ठ!ा की गणना कर!े समय उM विनयम लागू हो!ा ह।ै यह !कC  बाध्यकारी
उदाहरणों के सिसद्धां! पर आधारिर! है सिजसके लिलए आ4श्यक है विक विकसी बड़ी पीठ के फैसले को खारिरज नहीं
विकया जाना चाविहए या समन्4य पीठ से अलग नहीं होना चाविहए,  कम !ाक! 4ाली पीठ द्वारा !ो विबlकुल भी
नहीं। यह कहा गया है विक न्याधियक अनुशासन के अला4ा, इस न्यायालय के विनणCयों ने स्पg रूप से विनधाCरिर!
विकया है विक एक समन्4य पीठ या कम !ाक! 4ाली पीठ विकसी अन्य समन्4य पीठ या बड़ी !ाक! 4ाली पीठ
द्वारा पहले विदए गए विनणCय को खारिरज नहीं कर सक!ी ह।ै इस न्यायालय के विनम्नलिललिख! विनणCयों पर भरोसा रखा
गया:

भार! संघ  और  अन्य. आविद  बनाम  रघबुीर  सिंसह  (मृ!)  एलआर  द्वारा। आविद,  [1989]  2  एससीसी  754
और प्रदीप  चंद्र  पारिरजा  और  अन्य। बनाम  प्रमोद  चंद्र  पटनायक  और  अन्य ,  [2002] 1  एससीसी  1।  रिरट
याधिचकाक!ाCओ ंद्वारा यह भी !कC  विदया गया है विक 2-न्यायाधीशों की पीठ का आदेश प्रभावि4! पक्षों को नोविटस
जारी विकए विबना विदया गया था।

इसके वि4परी!, प्रत्याथ|-आ4ेदकों की ओर से उपस्तिस्थ! वि4द्वान 4कील का !कC  है विक 3-न्यायाधीशों की पीठ
और  2-न्यायाधीशों की पीठ  (सपु्रा)  द्वारा लिलए गए वि4चारों के बीच कोई वि4रोधाभास नहीं ह।ै उन्होंने प्रस्!ु!
विकया विक,  4ास्!4 में, 2-न्यायाधीशों की पीठ के बाद के आदेश वि4रोधाभासी होने के बजाय स्पgीकरण की
प्रकृधि! में अधिधक हैं। हालाँविक, 4े इस बा! से सहम! हैं विक यविद कोई वि4रोधाभास है !ो 2-न्यायाधीशों की पीठ
के इस !रह के दृविgकोण को बरकरार नहीं रखा जा सक!ा ह।ै

अब हम इस पर वि4चार करने के लिलए आगे बढ़ेंगे विक क्या 4ास्!4 में विनणCयों के दो सेटों के बीच कोई वि4रोधाभास
ह।ै इस प्रविक्रया में, हमें इस !थ्य को ध्यान में रखना चाविहए विक डॉ. माथुर के मामले में इस न्यायालय का विनणCय
एक पुविgकरण विनणCय था सिजसमें इस न्यायालय ने संधिक्षप्त हो!े हुए भी एक !कC संग! आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के
विनष्कष“ को बरकरार रखा था। इसलिलए, उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ध्यान देना आ4श्यक हो जा!ा है
जो डॉ. माथुर के मामले में इस न्यायालय के समक्ष अपील के अधीन था। डॉ. माथुर सविह! उच्च न्यायालय के
समक्ष दायर रिरट याधिचकाओ ंके उM बचै में, उच्च न्यायालय ने माना विक अस्थायी डॉक्टरों की विनयवुिMयाँ उन मूल
रिरविMयों के वि4रुद्ध की गई थीं जो डॉक्टरों की अनुपलब्ध!ा के कारण खाली हो गई थीं। यह भी माना गया विक
पीएमएस-II के रूप में विनयMु होने के लिलए रिरट याधिचकाक!ाCओ ंकी पात्र!ा वि44ाद में नहीं थी। इसने आगे कहा
विक याधिचकाक!ाCओ ंके पास विनयविम! विनयवुिM के लिलए आ4श्यक योग्य!ा ह।ै अपने समक्ष उपलब्ध रिरकॉडC  से, उच्च
न्यायालय इस विनष्कषC  पर पहुचंा विक याधिचकाक!ाC मूल रिरविMयों के वि4रुद्ध काम कर रहे थे और उन्हें कभी भी
!दथC  विनयMु व्यविM नहीं माना गया। यह भी माना गया विक के4ल इस !थ्य से विक उनकी से4ाओ ंको विनयविम!
नहीं विकया गया था, उन याधिचकाक!ाCओ ंको उनकी प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से से4ा में विनर!ंर!ा के लाभ से
4ंधिच! नहीं विकया जाएगा, और बाद में विनयविम!ीकरण से उनकी विनयवुिM की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा का अधिधकार नहीं
छीन लिलया जाएगा। उनकी प्रारभंिभक विनयवुिM. इन विनष्कष“ के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने पीएमएस कैडर में
उनकी प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से अस्थायी डॉक्टरों की 4रिरष्ठ!ा !य करने का विनदRश विदया, सिजससे उन्हें 4े
सभी से4ा लाभ विदए जा सकें  जो उनकी 4रिरष्ठ!ा !य करने के बाद उन्हें विमलने थे। जब इस फैसले को इस
न्यायालय के समक्ष लाया गया !ो !ीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसे बरकरार रखा। इस !थ्य पर भी ध्यान विदया
गया विक विनयविम!ीकरण विनयमों से उन्हें 4ह लाभ नहीं विमला। विफर भी इस न्यायालय ने माना विक 4े डॉक्टर अपनी
4रिरष्ठ!ा की गणना के उद्देश्य से प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से अपनी से4ा की गणना करने के हकदार थे। हमने
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पहले ही देखा है विक इस विनणCय का बाद के मामलों में क्रविमक रूप से पालन विकया गया है, सिजनमें से एक कम से
कम इस न्यायालय के समक्ष आया और इस न्यायालय के उM दृविgकोण की पुविg की गई।

इस न्यायालय के बाद के विनणCयों में,  जैसा विक हमने पहले देखा था, 2-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है विक
विनयमों के अनुसार की गई !दथC  विनयवुिMयाँ स्थायी!ा या 4रिरष्ठ!ा का कोई अधिधकार प्रदान नहीं कर!ी हैं और 4े
के4ल अपनी विनयवुिM की !ारीख से ही यह अधिधकार प्राप्त कर!े हैं। विनयमानुसार विनयविम! विनयवुिM। इसने आगे
कहा था विक जबविक 4े अस्थायी डॉक्टर सिजन्होंने उच्च न्यायालय का दर4ाजा खटखटाया था और न्यायालय से
विनदRश प्राप्त विकए थे, 4े अपनी प्रारभंिभक विनयवुिM की !ारीख से अपनी 4रिरष्ठ!ा की गणना कर सक!े हैं, अन्य,
इसका म!लब है विक 4े अस्थायी डॉक्टर सिजन्होंने न्यायालय का दर4ाजा नहीं खटखटाया है, लेविकन इसी !रह
विनयMु विकए गए थे को विनयमों के !ह! उनके विनयविम!ीकरण की धि!भिथ से ही 4रिरष्ठ!ा दी जा सक!ी ह।ै इस
प्रकार,  2-न्यायाधीशों  की  पीठ  के  फैसले  में  उपरोM संदर्भिभ! विटप्पभिणयों  से  यह  स्पg है  विक  जबविक  3-
न्यायाधीशों की पीठ ने 4रिरष्ठ!ा की गणना करने के हकदार एक 4गC  के रूप में अस्थायी डॉक्टरों (डॉ. माथुर के
समान)  के  अधिधकार  को  बरकरार  रखा  ह।ै अपनी  प्रारंभिभक  विनयवुिM की !ारीख  से,  बाद  के  फैसले से  2-
न्यायाधीशों की खडंपीठ ने एक अलग दृविgकोण अपनाया है विक अस्थायी विनयMु व्यविM अपनी प्रारभंिभक विनयवुिM
की !ारीख से 4रिरष्ठ!ा का दा4ा नहीं कर सक!े हैं, लेविकन इसे के4ल अपने विनयविम!ीकरण की !ारीख से ही विगन
सक!े हैं। विनयविम!ीकरण विनयमा4ली का विनयम 7. यह अस्थायी डॉक्टरों और चयविन! डॉक्टरों के बीच वि44ाद में
शाविमल मुख्य मुद्दा है, हमारी राय में, 2-जजों की बेंच ने 3-जजों की बेंच द्वारा लिलए गए दृविgकोण से सीधे !ौर
पर वि4रोधाभासी दृविgकोण अपनाया ह।ै

इसलिलए, हमार ेवि4चार के लिलए प्रश्न यह है: यह कहां !क स्4ीकायC  ह?ै

बाध्यकारी विमसाल के सिसद्धां! के सिसद्धां! अब संदेह में नहीं हैं। यह इस न्यायालय द्वारा !य विकए गए बड़ी संख्या
में मामलों में परिरलधिक्ष! हो!ा ह।ै हमारे सामने मौजूद मुद्दे पर विनणCय लेने के उद्देश्य से,  हम इस न्यायालय के
विनम्नलिललिख! दो विनणCयों का उ˜ेख करना चाह!े हैं।

भार! संघ बनाम रघुबीर सिंसह (सपु्रा) के मामले में , इस न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने पाठक, मुख्य
न्यायाधीश के माध्यम से बा! कर!े हुए कहा विक इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एक काननू की घोषणा
दसूरे पर बाध्यकारी ह।ै समान या कम संख्या में न्यायाधीशों की खंडपीठ। फैसले में आगे कहा गया है विक ऐसा
विनणCय बाध्यकारी होने के लिलए यह आ4श्यक नहीं है विक यह पूणC  न्यायालय या न्यायालय की संवि4धान पीठ द्वारा
विदया गया विनणCय हो। इस वि4षय पर चचाC  की पनुरा4ृलित्त से बचने के लिलए,  हम उस विनणCय के विनम्नलिललिख!
पैराग्राफ को पुन: प्रस्!ु! करना उधिच! समझ!े हैं जो इस प्रकार है:

"विफर कम संख्या में न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष उसी निंबद ुको साकार करने 4ाले मामले के संबंध में एक
खंडपीठ द्वारा सनुाए गए काननू के प्रभा4 के संबंध में क्या स्तिस्थधि! होनी चाविहए?  इसमें कोई सं4ैधाविनक या
4ैधाविनक नुस्खा नहीं है मामला, और यह मुद्दा पूरी !रह से भार! में एक सदी से अधिधक समय से बार-बार पुविg
द्वारा पवि4त्र विकए गए न्यायालयों के अभ्यास से विनयंवित्र! हो!ा ह।ै इसमें संदेह नहीं विकया जा सक!ा है विक एक
बेह!र न्यायालय द्वारा विनधाCरिर! कानून में स्तिस्थर!ा और विनधिo!!ा को बढ़ा4ा देने के लिलए, आदशC  श!C  यह होगी
विक कानून के प्रश्नों पर विनणCय लेने के लिलए संपूणC  न्यायालय को सभी मामलों में बठैना चाविहए, और इसी कारण से
संयMु राज्य अमेरिरका का स4…च्च न्यायालय ऐसा कर!ा ह।ै लेविकन न्यायालय के ध्यान की मागं करने 4ाले काम
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की मात्रा को ध्यान में रख!े हुए, यह विकया गया है भार! में अभ्यास और सुवि4धा के एक सामान्य विनयम के रूप
में यह आ4श्यक पाया गया विक न्यायालय को धिड4ीजनों में बठैना चाविहए, प्रत्येक धिड4ीजन में न्यायाधीशों का गठन
विकया  जाना  चाविहए  सिजनकी  संख्या  न्याधियक  आ4श्यक!ा  की  !ात्कालिलक!ा,  मामले  की  प्रकृधि! और  उससे
संबंधिध! विकसी  4ैधाविनक  आदेश  सविह! विनधाCरिर! की  जा  सक!ी  ह।ै  ,  और  ऐसे  अन्य  वि4चार  से  जो  मुख्य
न्यायाधीश,  सिजसमें  ऐसा  अधिधकार  परपंरा  द्वारा  हस्!ां!रिर! हो!ा  ह,ै  सबसे  उपयMु  लग  सक!ा  ह।ै वि4भिभन्न
धिड4ीजन बेंचों द्वारा कानून के निंबदओु  ंपर असंग! विनणCयों की संभा4ना से बचा4 के लिलए यह विनयम वि4कसिस!
विकया गया है, !ाविक कानून के वि4कास और इसकी समकालीन स्तिस्थधि! में स्तिस्थर!ा और विनधिo!!ा को बढ़ा4ा विदया
जा सके। एक धिडवि4जन बेंच द्वारा बनाया गया कानून समान या उससे कम न्यायाधीशों की धिडवि4जन बेंच पर
बाध्यकारी माना जा!ा ह।ै भार! में न्यायाधीशों की कई पीविढ़यों द्वारा इस सिसद्धां! का पालन विकया गया ह।ै हम
इस मुद्दे पर हाल के कुछ मामलों का उ˜ेख कर सक!े हैं। जॉन मार्टिटन बनाम पधिoम बगंाल राज्य , [1975] 3
एससीसी  836 में,  !ीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने हराधन शाह बनाम पधिoम बंगाल राज्य , [1975] 3
एससीसी  198,  में  घोविष! कानून  का  पालन  करना  सही  पाया। भू! नाथ  मटे  बनाम  पधिoम  बगंाल  राज्य ,
[1974] 1 एससीसी  645 के मामले में पांच न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ
द्वारा फैसला सुनाया। विफर से इवंिदरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण में , [1975] पूरक। एससीसी 1, बेग जे ने
केश4ानंद भार!ी बनाम केरल राज्य , [1973] 4  एससीसी  225]  मामले में माना विक पाचं न्यायाधीशों की
संवि4धान पीठ !ेरह न्यायाधीशों की संवि4धान पीठ से बंधी थी। गणपधि! सी!ाराम बल4लकर बनाम मविहला श्रीपाद
मागे , [1981] 4 एससीसी 143 में, इस न्यायालय ने स्पg रूप से कहा विक इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों
की खंडपीठ द्वारा काननू के एक निंबद ुपर लिलया गया दृविgकोण !ीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के लिलए बाध्यकारी
था। न्यायालय। और मटू्टलाल बनाम राधे लाल में, [1974] 2 एससीसी 365, इस न्यायालय ने वि4शेष रूप से
देखा विक जहां इस न्यायालय की दो अलग-अलग धिड4ीजन बेंचों द्वारा व्यM विकए गए दृविgकोण में सामंजस्य नहीं
हो सका,  4हां बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की धिड4ीजन बेंच के फैसले को प्राथविमक!ा दी जानी चाविहए। कम
संख्या  में  न्यायाधीशों  की  एक  खडंपीठ। इस  न्यायालय  ने  आचायC  महाराजश्री  नरदं्रप्रसाईजी  आनंदप्रसादजी
महाराज बनाम गुजरा! राज्य, [1975] 1 एससीसी 11 में भी यह व्य4स्था दी थी विक जहां दो अलग-अलग
धिड4ीजन बेंचों में न्यायाधीशों की संख्या समान थी,  4हां एक धिड4ीजन बेंच के लिलए खलुा नहीं था। दसूरे के
वि4चारों  की  सत्य!ा  या  अन्यथा!ा  का  विनणCय  करना। यवूिनयन  ऑफ  इंधिडया  बनाम  गॉडफे्र  विफलिलप्स  इधंिडया
लिलविमटेड , [1985] 4 एससीसी 369 में इस सिसद्धां! की विफर से पुविg की गई, सिजसमें कहा गया विक जी! राम
भिश4 कुमार बनाम हरिरयाणा राज्य , [1981] 1 एससीसी में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक धिड4ीजन
बेंच थी। 11 मो!ीलाल पदमप! शुगर विमlस बनाम यूपी राज्य , [1979] 2 एससीसी 409 में दो न्यायाधीशों की
विपछली धिड4ीजन बेंच द्वारा लिलए गए दृविgकोण से भिभन्न था,  क्या प्रॉविमसरी एस्टोपेल के सिसद्धां! को बचा4 का
आह्वान करके परासिज! विकया जा सक!ा ह।ै कायCकारी आ4श्यक!ा, और यह मानना विक ऐसा करना पूरी !रह से
अस्4ीकायC  था, बाद की पीठ द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की अच्छी !रह से स्4ीकृ! और 4ांछनीय
प्रथा का संदभC  विदया गया था जब वि4द्वान न्यायाधीशों ने पाया विक स्तिस्थधि! में इस !रह के संदभC  की आ4श्यक!ा
थी।'' लगभग समान है पारिरजा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ के हालिलया फैसले
द्वारा व्यM वि4चार। उस मामले में, 2 वि4द्वान न्यायाधीशों की पीठ ने 3 वि4द्वान न्यायाधीशों की पीठ के विनणCय की
शुद्ध!ा पर संदेह विकया, इसलिलए, सीधे संदर्भिभ! विकया गया मामले को पनुर्टि4चार के लिलए 5 वि4द्वान न्यायाधीशों की
पीठ के पास भेजा गया। ऐसी स्तिस्थधि! में, 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना विक न्याधियक अनुशासन और औधिचत्य की
मांग  है विक  2  वि4द्वान  न्यायाधीशों  की  पीठ  को  3  वि4द्वान  न्यायाधीशों  की  पीठ  के  फैसले  का  पालन  करना
चाविहए। इस आधार पर, 5-जजों की बेंच ने बाध्यकारी विमसाल के सिसद्धां! के आधार पर 2-जजों की बेंच द्वारा
विदए गए संदभC  में गल!ी पाई।
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उपरोM विनणCयों का सा4धानीपू4Cक अध्ययन करने से प!ा चल!ा है विक इस न्यायालय ने भार! में न्याधियक
प्रणाली के पदानुक्रविम! चरिरत्र पर ध्यान विदया। यह भी माना गया विक यह अत्यं! महत्4पूणC है विक इस न्यायालय
द्वारा घोविष! कानून विनधिo!,  स्पg और सुसगं! होना चाविहए। जैसा विक उपरोM विनणCयों में कहा गया है,  यह
सामान्य  ज्ञान  है  विक  इस  न्यायालय  के  अधिधकांश  विनणCय  न  के4ल  इसलिलए  महत्4पूणC  हैं क्योंविक  4े  पक्षों  के
अधिधकारों पर विनणCय दे!े हैं और उनके बीच वि44ादों को हल कर!े हैं,  बस्तिlक इसलिलए भी विक ऐसा करने में 4े
महत्4पूणC  हो!े हैं। भवि4ष्य के मामलों में बाध्यकारी सिसद्धां! के रूप में कायC  करने 4ाले काननू की घोषणा। हमारी
न्याधियक  प्रणाली के प्रशासन में बाध्यकारी विमसाल का सिसद्धां! अत्यं! महत्4पूणC  ह।ै यह न्याधियक  विनणCयों में
विनधिo!!ा और विनर!ंर!ा को बढ़ा4ा दे!ा ह।ै न्याधियक स्तिस्थर!ा प्रणाली में वि4श्वास को बढ़ा4ा दे!ी है, इसलिलए, इस
न्यायालय के विनणCयों में काननूी सिसद्धां!ों के प्रधि!पादन में विनर!ंर!ा की आ4श्यक!ा ह।ै उपरोM संदभC  में, इस
न्यायालय ने रघुबीर सिंसह के मामले में माना विक इस न्यायालय की एक धिड4ीजन बेंच द्वारा काननू की घोषणा
समान या समान संख्या के न्यायाधीशों की धिड4ीजन बेंच पर बाध्यकारी ह।ै कानून के इस प्रधि!पादन को आगे
बढ़ा!े हुए, इस न्यायालय ने पारिरजा (सपु्रा) के बाद के फैसले में कहा विक-

"लेविकन अगर दो वि4द्वान न्यायाधीशों की एक पीठ यह विनष्कषC  विनकाल!ी है विक !ीन वि4द्वान न्यायाधीशों का
विपछला फैसला इ!ना गल! है विक विकसी भी परिरस्तिस्थधि! में इसका पालन नहीं विकया जा सक!ा है, !ो उसके लिलए
उधिच! रास्!ा यह होगा विक 4ह मामले को !ीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दे। वि4द्वान न्यायाधीश कारण
ब!ा रहे हैं विक 4ह पहले के फैसले से सहम! क्यों नहीं हो सका। यविद, विफर, !ीन वि4द्वान न्यायाधीशों की पीठ भी
इस विनष्कषC  पर पहुचं!ी है विक !ीन वि4द्वान न्यायाधीशों की पीठ का विपछला विनणCय गल! है,  !ो एक पीठ का
संदभC  विदया जाएगा पाचँ वि4द्वान न्यायाधीश न्यायोधिच! हैं।"

(जोर विदया गया) हम रघुबीर सिंसह और परीजा (सपु्रा) में उपरोM विनणCयों में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून
के प्रधि! सम्मानजनक सहमधि! में हैं। उपयुCM मामलों में विनधाCरिर! सिसद्धां!ों को लागू कर!े हुए, हम मान!े हैं विक
इस  न्यायालय  की  2-न्यायाधीशों  की  पीठ  का  विदनांक  23.3.1995  का  विनणCय,  जैसा  विक  उसी  पीठ  द्वारा
26.7.1996 के बाद के आदेश द्वारा संशोधिध! विकया गया है, सही कानून विनधाCरिर! नहीं कर!ा ह।ै बड़ी बेंच के
फैसले के वि4रोध में होना। यविद ऐसा है,  !ो उपरोM रिरट याधिचकाएं,  सिजनसे यह संदभC  उत्पन्न हुआ है,  पर दो
वि4द्वान  न्यायाधीशों  की  खंडपीठ  के  उन  दो  विनणCयों  द्वारा  विनधाCरिर! कानून  के  दायरे  से  बाहर  विनणCय  लेना
होगा। इसलिलए, हमारे वि4चार के लिलए उठे मुद्दे पर विनणCय लेने के बाद, हम यही सोच!े हैं विक इन रिरट याधिचकाओं
को अब अंधि!म विनपटान के लिलए !ीन वि4द्वान न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाविहए।

इस स्!र पर,  उत्तरदा!ाओं की ओर से विदए गए !कC को रिरकॉडC करना आ4श्यक है विक हमारे सामने  रिरट
याधिचकाक!ाCओ ंको डॉ. माथुर के समान नहीं रखा गया है, इसलिलए, डॉ. माथुर के मामले में !ीन न्यायाधीशों की
पीठ के फैसले का लाभ नहीं ह।ै रिरट याधिचकाक!ाCओ ंपर लागू। उनका यह भी !कC  ह ैविक डॉ. माथुर के मामले का
विनणCय उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की !ीन न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसले
के वि4परी! ह।ै 4ी. डॉ. एमजे सिसद्दीकी और अन्य , [1980] 3 एससीसी 174, इसलिलए, यह !कC विदया गया है
विक यहां रिरट याधिचकाक!ाCओ  ंके दा4े को डॉ.  माथुर के मामले में  3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से स्4!ंत्र
माना जाना चाविहए। इस स्!र पर, हमारे लिलए यह कहना पयाCप्त है विक हम इन रिरट याधिचकाओ ंमें याधिचकाक!ाCओं
और अन्य उत्तरदा!ाओ ंके परस्पर अधिधकारों या डॉ. माथुर के मामले में 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की
शुद्ध!ा पर विनणCय नहीं ले रहे हैं। यविद ऐसा कोई !कC  उठाया जा!ा है, !ो उस पर पीठ द्वारा कानून के अनुसार
वि4चार विकया जाएगा जो इन याधिचकाओं पर सुन4ाई करगेी। इसलिलए हम इन स4ालों पर कोई राय व्यM नहीं
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कर!े. हम यह भी स्पg कर!े हैं विक हम इन याधिचकाओ  ंमें लंविब! पक्षकार/हस्!के्षप आ4ेदनों पर कोई आदेश
पारिर! नहीं कर रहे हैं और इन रिरट याधिचकाओ ंपर सनु4ाई करने 4ाली पीठ द्वारा उनकी योग्य!ा के आधार पर
विनणCय लिलया जाएगा।

ऊपर ब!ाए गए कारणों से, हम मान!े हैं विक इस न्यायालय के विदनांक 23.3.1995 और 26.7.1996 के सीए
संख्या 4438-42/95 में 2-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विदए गए फैसले काननू की सही घोषणा को प्रधि!निंबविब!
नहीं कर!े हैं, जो इसके वि4परी! ह।ै 1992 की एसएलपी संख्या 13840 में 3-न्यायाधीशों की पीठ के विदनांक
24.11.1992 के फैसले के अनुसार, हम आगे विनदRश दे!े हैं विक इन याधिचकाओ ंको अब !ीन वि4द्वान न्यायाधीशों
की पीठ के समक्ष विनपटान के लिलए सूचीबद्ध विकया जाएगा। !दनुसार आदेश विदया गया।

एन. जे                                               याधिचकाओ ंका उत्तर विदया गया।

वि4क्रां! ठाकुर की दखेरखे में महेश कुमार राठौर द्वारा अनु4ाविद!।
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